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HARYANA Govr GAZ .. SEPT . 16, 1986 (BHDR. 25, 1908 SAKA) 


(PART I 


सं ० प्रो ० वि ० / एफ ० डी ० /गुड़गांव / 62-86/ 32385.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा चण्डीगढ़ , 2. जनरल मैनेजर सैन्ट्रल बाडी बिल्डिंग वर्कशाप, हरियाणा रोडवेज, गुड़गांव, के श्रमिक श्री कृष्ण, पुत्र 
श्री अमर सिंह , गांव कनीना, मोहला दादावाला, जिला महेन्द्रगढ़ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम-68/ 1525 4, दिनांक 
20 जून , 1978 के साथ पहने हुए अधिसूचना मं ० 11495- जो श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 

मा श्री रुग की मेवात्रों का समापन न्यायोविा तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किम राहत का हकदार 


सं ० प्रो.वि ०/ यमुना 45-86 / 32401.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि परिवह्न आयुक्त , हरियाणा 
चण्डीगढ़ 2. जनरल मैनेजर हरियाणा परिवह्न यमुनानगर, के श्रमिक श्री हरीमोम, पुत्र श्री कृशन, दया कालौनी, रेलवे रोड़ 
अनाज मण्डी तरावड़ी, करनाल , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझने है 

इसलिए, प्रद , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री हरीप्रोम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 


. 


सं.. मो ०वि ० यमुना/117-86 / 32 412.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नगर पालिका यमुनानगर 
के अमिक श्री राम नाय , पुत्र श्री झण्डू राम. गांत्र दूश्नी, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिये , मब, 

मौद्योगिक विवाद भधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 8.4-3- धम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984, 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उसमे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णम एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के मैच या तो विवादग्रस्त मामला है 
मा विवाद में सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राम नाथ की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

स० प्रो ० वि ०/यमुना/ 98-86 / 324 34.--- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हुडेवाला फार्म, जगाधरी, 
के श्रमिक श्री अवध राज मार्फत पंडित मधुसूदन शरण कोशिश लठमान स्ट्रीट , जगाधरी, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, के द्वारा 

उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्वाला, को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री अवधराज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


